भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                 राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)       अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1431.
जिसका उत्‍तर सोमवार 5 दिसम्‍बर, 2011 को दिया जाएगा

उपभोक्‍ता जागरूकता और आन्‍दोलन
1431. श्री एस. थंगावेलु:

   क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या केंद्रीय सरकार देश में उपभोक्‍ताओं के कल्‍याण की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने, उपभोक्‍ताओं में जागरूकता उत्‍पन्‍न करने और उपभोक्‍ता आंदोलन के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्‍य सरकारों को प्रारंभिक धनराशि प्रदान कर रही है;
(ख): क्‍या केंद्रीय सरकार ने उपभोक्‍ता कल्‍याण कोष के अंतर्गत राज्‍य सरकारों को 75 प्रतिशत तक अपनी हिस्‍सेदारी को बढ़ाने की योजना बनाई है; और
(ग): यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क): जी, हां। 
(ख): जी, हां। 
(ग): सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में उपभोक्‍ता कल्‍याण कोष को सुदृढ़ बनाने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जो राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र 10 करोड़ रुपए की कायिक निधि स्‍थापित करने के इच्‍छुक हैं, उन्‍हें केंद्रीय सरकार द्वारा उपभोक्‍ता कल्‍याण कोष से केंद्रीय अंशदान के रूप में 75% राशि का योगदान देकर सहायता दी जाएगी। विशेष श्रेणी के राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के मामले में केंद्रीय अंशदान राशि का 90% होगी। इस कायिक निधि को अलग खाते में रखा जाएगा। इस राशि से अर्जित ब्‍याज का उपयोग राज्‍य/स्‍थानीय स्‍तर के ऐसे कार्यक्रमों, जिनका लक्ष्‍य उपभोक्‍ता जागरूकता उत्‍पन्‍न करना और उपभोक्‍ता संरक्षण अभियानों को सुदृढ़ बनाना है, को वित्‍त- पोषित करने के लिए किया जाएगा। 
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